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भारतीय विधान-परिषद्‌ 


शुक्रवार, 7 जनवरी, सन्‌ 949 ई. 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कान्‍्स्टीट्यूश़न हाल, नई दिल्ली में 
प्राठःकाल 40 बजे उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) के सभापतित्व 
में आरम्भ हुई। 


अनुच्छेद 49-( जारी ) 
विधान का मसौदा-(जारी) 


*उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी): अब हम अनुच्छेद 49 पर और आगे 
वाद-विवाद करेंगे। 


*श्री एल. कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अनुच्छेद 49 पर व्यापक वाद-विवाद हो रहा है। उप-खण्ड (3) बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। श्री कृष्णमाचारी ने प्रतिनिधित्व माप को घटा कर 75,000 पर एक 
प्रतिनिधि कर देने के उद्देश्य से दो संशोधन पेश किये हैं। खण्ड में यह माप रखा 
गया है कि प्रत्येक लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि हो, और आगे चल कर 
परादिक में सदस्यों की संख्या की सीमा अधिकतम 300 रख दी गई है। यदि 
श्री कृष्ममाचारी के संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो उसका यह प्रभाव 
होगा कि 75,000 की आबादी पर एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं लिया जायेगा, 
और सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होगी। निश्चयात्मक रीति से यह 
नहीं कहा जा सकता कि किसी विधान-मण्डल की सदस्य संख्या में वृद्धि करने 
से उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है या नहीं। किन्तु संयुकतप्रांत और मद्रास जैसे 
कुछ बड़े प्रान्तों ने इच्छा प्रकट की है कि संख्या में ऐसी वृद्धि की जाये और 
सम्भवत: यह ठीक होगा कि हम उनकी बात को मान लें पर साथ ही मैं इस 
बात पर ज़ोर दूंगा कि हमारे लिये यह आवश्यक न होना चाहिये कि हम उतने 
सब स्थान भर ही दें जितने कि अधिकतम संख्या में निर्दिष्ट हों। 


*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍्तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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श्रीमानू, अमरीका में, यद्यपि प्रतिनिधि-मान इस प्रकार निश्चित किया गया है 
कि 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि हो, किन्तु मुझे पता लगा है कि वास्तव में 
यह इससे दस गुनी संख्या के पीछे एक प्रतिनिधि होता है। यदि 30,000 के पीछे 
एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता, तो सीनेट में लगभग 4,000 सदस्य हो जाते, किन्तु 
वास्तव में वहां प्रतिनिधि इससे बहुत कम हैं, और इसलिये यह बात याद रखनी 
चाहिये कि यद्यपि अधिकतम संख्या क्‍या हो, यह निर्धारित कर दिया गया है। 
वास्तव में सदस्य संख्या क्या हो, यह निश्चित करना प्रान्तीय विधान-मण्डलों का 
ही काम है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि यदि बाद में कोई राज्य 
भारतीय संघ में प्रवेश करे या विलीन हो तो उसके लिये कुछ और प्रतिनिधि 
बढ़ाये जा सके ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह 
निवेदन है कि यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं कि अधिकतम संख्या के अनुसार 
सब स्थानों को भर कर और स्थानों की मांग की जाये। इससे अधिक बुद्धिमानी 
का तरीका तो यह है कि आरम्भ में इस संख्या को कम कर दिया जाये---मान 
लीजिये 450 कर दिया जाये-.और बाद में सभा के निर्माण के पश्चात्‌ यदि कुछ 
राज्य विलीन हों, तो उनके लिये अतिरिक्त स्थानों का प्रावधान कर दिया जाये। 
इस खण्ड में और नये परादिक जोड़ने के स्थान पर यह तरीका अधिक अच्छा 
होगा। 


कल श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि संख्या को कम करके 75,000 करने 
के विचार के पीछे यह प्रयोजन है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये व्यवस्था की 
जाये, अर्थात्‌ जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनुपात कुछ कम हो जाये; अर्थात्‌ उन 
क्षेत्रों में प्रत्येक 75,000 लोगों के लिये एक प्रतिनिधि होगा, जब कि अभ्य क्षेत्रों 
में इससे अधिक संख्या के लिये एक प्रतिनिधि होगा। यद्यपि इस विचार से मेरी 
पूरी सहानुभूति है पर मेरा ख्याल है, श्रीमान्‌ू, कि हमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं 
छोड़नी चाहिये जिससे कि बाद में निर्वाचन-दश्षेत्रों के पुनर्निर्माण आदि के नाम से 
गड़बड़ की जा सके। हमने अनुच्छेद 67 में ऐसा ही प्रावधान रखा है जिसमें हमने 
कहा है कि भारत भर में प्रतिनिधान का मान एक-सा हो। श्रीमान्‌, मेरी यह प्रबल 
इच्छा है कि एक प्रान्त के भीतर ही जहां तक व्यवहार्य हो, प्रतिनिधित्व के माप 
में एकरूपता हो, अर्थात्‌ किसी निर्वाचन-क्षेत्र विशेष में कुल जनसंख्या और 
प्रतिनिधियों की संख्या का अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो, प्रत्येक राज्य विशेष 
या प्रान्त विशेष में सब स्थानों पर एक-सा हो। गणित के समान एकरूपता लाना 
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तो पूर्णतः सम्भव नहीं है। हम प्रत्येक स्थान पर 82,824 नहीं रख सकते यह तो 
लाज़मी है कि कुछ विभिन्‍नता होगी ही, किन्तु विभिन्‍नता अधिक नहीं होनी 
चाहिये; एक निर्वाचन-क्षेत्र में 75,000 हो और दूसरे में दो लाख, ऐसा होना 
कदापि ठीक नहीं। 


*अ्री एस. नागप्पा (मद्रास : जनरल): दो लाख नहीं, वरन्‌ डेढ़ लाख। 


*थ्री एल, कृष्णास्वामी भारतीः यहां डेढ़ लाख नहीं है। प्रतिनिधित्व के 
एकविध माप के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिये। जहां तक व्यवहार्य हो, 
एकरूपता होनी चाहिये। श्रीमान्‌ू, यदि यह मान लिया जाये कि प्रतिनिधियों की 
अधिकतम संख्या 500 होगी तो उन आंकड़ों के बल पर जो मेरे पास हें में यह 
कह सकता हूं कि संयुकतप्रान्त में फी | लाख दस हज़ार के लिये एक प्रतिनिधि 
होगा, जबकि मद्रास में, यदि पूरे के पूरे 500 स्थान भर दिये जायें--और ऐसा 
होने की कोई सम्भावना मुझे प्रतीत नहीं होती--तो औसतन प्रति 98,682 
निर्वाचकों के लिये एक प्रतिनिधि होगा। यदि प्रतिनिधियों की संख्या को घटा दिया 
जाये, तो यह औसत बढ़ जायेगा। मेरे विचार में यद्यपि 75,000 का माप रखा गया 
है, किन्तु मद्रास और संयुक्तप्रान्त दोनों इससे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि 
वे 75,000 रखें, तो प्रतिनिधि संख्या अधिकतम से भी बढ़ जायेगी, अतः 
संयुकतप्रान्‍्त में एक लाख 0 हज़ार लोगों के पीछे एक प्रतिनिधि होगा तथा मद्रास 
में 98,682 के पीछे एक। 


श्रीमान्‌, निःसंदेह श्री कृष्ममाचारी ने कहा था कि इसका उद्देश्य कुछ पिछड़े 
हुए क्षेत्रों के लिये व्यवस्था करना है। मुझे भय है कि इस सिद्धान्त को ध्यान में 
रखते हुए, जिसकी मैंने चर्चा की है, इसे विधान में नहीं रखा जा सकता। 


इस सम्बन्ध में मुझे परिषद्‌ को कई महत्त्वपूर्ण बातों की सूचना देनी है। मद्रास 
एक मिश्रित प्रान्त है, जिसमें चार भाषाभाषी क्षेत्र--आन्ध्र, तमिल, मलाबार और 
कन्नड्‌ हैं। श्रीमान्‌, आन्ध्र में 5 ज़िले ऐसे हैं जो रायलसीमा कहलाते हैं; वे वास्तव 
में पिछड़े हुए हैं, जिन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिये। आन्भ्र के दोनों 
भागों में इस विषय में एक प्रकार का कुछ समझौता हो गया है। रायलसीमा में 
पांच ज़िले हैं--बेलारी, कडप्पा, अनंतापुर, करनूल और चित्तूरा इसके अतिरिक्त 
दूसरे भाग में, जो तटवर्त्ती ज़िलों के नाम से ख्यात हैं, पांच-छ: ज़िले हैं-विजिगापटम, 
पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, किशना, गन्टूर और नेलोर। सन्‌ 937 में इन 
दोनों भागों के बीच एक प्रकार का समझौता सा हो गया था जिसके अनुसार 
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रायलसीमा को, जो एक दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्र है, जिलों के आधार पर समान 
प्रतिनिधित्व मिलेगा। श्रीमान्‌, मैं यह बता दूं कि इन ज़िलों में जनसंख्या कम हे 
और यह उचित ही था कि उन्होंने वज़न की मांग की और एक प्रकार का 
समझौता कर लिया। भाषावार-प्रान्त-कमीशन की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 
दोनों भागों ने इसको अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया हें। मैं इस प्रश्न के 
विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि इन पिछड़े 
हुए क्षेत्रों के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से ही यह सीमा कम कर दी गई 
है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहता, यह तो 
आंध्र-भाषियों के परस्पर निर्णय करने का ही विषय है किन्तु जहां तक दूसरे क्षेत्रों 
का सम्बन्ध है, यदि इन पांच जिलों, रायलसीमा के दुर्भिक्ष-पीडित ज़िलों को 
75,000 प्रति स्थान के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना उचित समझा जाये, 
और अय्य क्षेत्रों को दूसरे प्रकार से दिया गया तो उनका ,07,000 की आबादी 
पर एक स्थान मिलेगा। मैंने कुछ आंकड़ों का हिसाब फैलाया है। उनसे पता चलेगा 
कि रायलसीमा को इस आधार पर ॥6 स्थान मिलेंगे, शेष आंध्र को 8, 
तमिलनाडु को 26, मलाबार को 36, और दक्षिण कनन्‍नड्‌ को 4 स्थान मिलेंगे। 
प्रतिनिधित्व के इस माप के अनुसार संतुलन में सर्वथा उलट-पुलट हो जायेगी। 
अर्थात्‌ आंध्र वर्ग को 234 स्थान मिलेंगे, जब कि तमिलनाडु को 26 स्थान 
मिलेंगे; आंध्र की जनसंख्या 2 करोड़ है, तमिल लोगों की 2 करोड़ तीस लाख 
है। अत: इन सब बातों से कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। यह कठिनाई केवल 
इसी प्रान्त में नहीं है; मुझे पता लगा है कि अन्य प्रान्तों में भी ऐसी ही बात है। 
एक माननीय सदस्य मुझे बता रहे थे कि बम्बई में भी कुछ क्षेत्र हें जो कि पिछड़े 
हुए हैं। यह भी सम्भव है कि अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र भी हों। यदि हम इस प्रकार 
की चीज़ रखेंगे तो इससे बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और यह बहुत अच्छी बात 
नहीं है कि हम इसे विधान में रखें। साथ ही हमारा यह सिद्धान्त होना चाहिये। 
यदि इसे रखा नहीं जा सकता, तो कम से कम हमें उपयुक्त प्राधिकारियों को 
सीमानिर्धारण समिति को सूचित कर देना चाहिये कि जहां तक व्यवहार्य हो, राज्य 
भर में एकरूपता होनी चाहिये। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है और इसलिये यद्यपि 
मुझे पिछड़े हुए क्षेत्रों से बहुत सहानुभूति है, किन्तु मैं प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना 
के संशोधन का समर्थन करता हूं। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): पूर्ववर्त्ती वक्ता के तर्क को 
समझना, वास्तव में कठिन है। हमारे प्रान्त में हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। कुछ 
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कारणों से गत जनगणना ऐसे ढंग से हुई थी कि इससे यह पता नहीं चल सका 
कि वहां की ठीक जनसंख्या कितनी है। जनगणना में ऐसी गड़बड़ की गई थी 
कि सत्तारूढ़ दल ने अपनी इच्छानुसार आंकडे बना लिये। वास्तव में कुछ जातियों 
की संख्या बढ़ा दी गई ओर आंकड़ों को इस प्रकार गढ़ा गया कि ठीक आबादी 
ही नहीं दर्ज की गई। प्रमुख जाति की संख्या इतनी घटा दी गई कि वह केवल 
39.2 ही रह गई। हम देखते हैं कि वनजाति की संख्या बढ़ कर 29 प्रतिशत हो 
गई, मुसलमान लगभग 22 प्रतिशत हो गये और परिगणित जातियां लगभग 5 
प्रतिशत हो गईं। यदि उचित प्रकार से जनगणना की जाये तो शायद प्रमुख जाति 
और बढ जायेगी। अत: आसाम में भी जनगणना अपेक्षित है। में श्री लक्ष्मीकांत 
मैत्र की इस बात का समर्थन करता हूं कि आसाम में नई जनगणना होनी चाहिये; 
अन्यथा प्रमुख जाति को बहुत गम्भीर और कठोर आघात पहुंचेगा। 


यह आवश्यक हे कि स्थान निश्चित करने में और विभिन्‍न जातियों में स्थानों 
का वितरण करने में हमें प्रत्येक के साथ न्याय करना चाहिये। पिछली जनगणना 
में आंकड़ों को इस प्रकार गढ़ा गया था कि आसाम में प्रमुख जाति अल्पसंख्यक 
बन गई और यदि तथाकथित अल्पसंख्यकों के लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये 
तो मेरे विचार में प्रमुख जाति और भी कम हो जायेगी और उन्हें विधान में कोई 
उचित स्थान नहीं मिलेगा। बात यह है कि प्रमुख जाति पिछली गणना में, जो कि 
सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई थी, पहले ही हानि उठा चुकी है। यदि जनजातियों तथा 
अन्य लोगों के लिये, जिनकी अपेक्षित संख्या भी नहीं है, स्थान सुरक्षित रखे गये 
तो प्रमुख जाति के स्थान कम करने होंगे और बहुसंख्यक जाति घट कर ऐसी 
अल्पसंख्यक बन जायेगी कि उसकी रक्षा करनी होगी और उनके लिये स्थान 
सुरक्षित करने होंगे। अतः मैं परिषद्‌ से प्रार्थना करता हूं कि वह आसाम में भी 
दुबारा जनगणना करने के प्रश्न पर विचार करे। 


उसके अतिरिक्त, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल से कुछ लोग 
निष्क्रण करके आसाम चले गये हैं। कुछ विशेष परिगणित जातियां हैं और अन्य 
जातियों के सदस्य हैं जिनकी ठीक गणना होनी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ 
मास के लिये पूर्वी पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर वहां से लौट आते हैं। हमें 
उन लोगों की संख्या का पता लगाना चाहिये जो चाय के बागों में और अन्य स्थानों 
में कुछ कमाई करने के उद्देश्य से चले जाते हैं। यदि इन बातों का पता लगाये 
बिना ही हम स्थानों का वितरण कर देंगे तो प्रमुख जाति और अन्य जातियों के 
साथ अन्याय हो जायेगा। मैं परिषद्‌ से प्रार्थना करता हूं कि आसाम में ठीक 
जनगणना की जाये, और आसाम को जनगणना में सम्मिलित किया जाये, जिसके 
लिये श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने एक संशोधन भेजा है। 
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*भ्री एस. नागप्पा: उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है, 
विशेषत: रायलसीमा के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से तो यह और भी महत्त्वपूर्ण 
है मैं समझता हूं कि मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार कोई पासंग यानी वज़न की मांग 
नहीं कर सकता किन्तु यह साम्प्रदायिक पासंग नहीं हैं। हम सामाजिक अथवा 
राजनैतिक रुप से पिछड़े हुए होने के आधार पर कुछ नहीं मांग रहे हैं, प्रत्युत यह 
क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से शताब्दियों और युगों से पिछड़ा हुआ है और इस कारण 
इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने से यह होगा कि इसके प्रतिनिधि यहां के निवासियों 
के उद्धार के लिये प्रयत्न करेंगे। इसी कारण रायलसीमा के लोग, विशेषत: आमन्ध्र 
देशवर्त्ती लोग, 937 में स्त्री बाग संधि नामक एक समझौते के लिये सहमत हो 
गये थे, जिसमें कहा गया था कि रायलसीमा और सरकार, प्रदेश वासियों के बीच 
प्रतिनिधित्व 6:5 के अनुपात से होगा। रायलसीमा में 5 ज़िले हैं और सरकार में 
6 हैं और इन । जिलों में एक समझौता कर लिया है कि प्रतिनिधित्व 6:5 के 
अनुपात से होगा, यहां तक कि ममन्त्रिमण्डल में भी यही अनुपात रह चाहे 
जनसंख्या कुछ भी हो किन्तु यह समझौता एक ही प्रान्त के दो वर्गों में हुआ है। 


श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व किस अनुपात से 
हो यह बात समझौते में नहीं हे। 


*श्री एस. नागप्पा: हम इस प्रतिनिधित्व की मांग तमिलनाडु से नहीं कर रहे 
हैं। विधान में प्रावहित सिद्धान्तों के अनुसार मद्रास प्रान्‍्त को प्रतिनिधित्व दिया 
जायेगा, और उसमें से आंध्र को भी भाग मिलेगा। आन्ध्र के इस भाग में से 
रायलसीमा और सरकार के हम लोग आपस में अपने समझौते के अनुसार स्थान 
बांट लेंगे। उदाहरणार्थ यदि सरकार को ।,25,000 के पीछे एक स्थान मिलता है 
तो रायलसीमा को 75,000 के पीछे एक स्थान मिल सकता है। इससे हमारी 
समस्या हल हो जाती है। यह हम इसलिये मांगते हैं कि रायलसीमा क्षेत्रफल में 
आंध्र देश का दो तिहाई है किन्तु उसकी जनसंख्या केवल एक तिहाई है। 


*भ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: यह सही नहीं है। 
“उपाध्यक्ष: कृपया वक्ता के भाषण में बाधा मत डालिये। 


*थ्री एस. नागप्पा: मेरे पास जो आंकड़े हैं यदि वे चाहें तो इनसे देख सकते 
हैं कि सरकार की जनसंख्या दो तिहाई है और रायलसीमा की लगभग एक तिहाई 
है, किन्तु रायलसीमा का क्षेत्रफल आंध्र देश का दो तिहाई है। 
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यह समझौता हम लोगों में हुआ था और मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे 
ऐसी व्यवस्था करें कि इस समझौते को कार्यान्वित किया जा सके। मैं मोटे-मोटे 
सिद्धान्तों के अनुसार यह मांग नहीं करता; किन्तु हमारे क्षेत्र के आर्थिक और 
राजनैतिक रूप में पिछड़े होने के कारण हमें यह मांग करनी पड़ती है। 


*प्रोफेसर एन,जी. रंगा (मद्रास : जनरल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस 
सिद्धान्त के पक्ष में है कि जहां तक स्थानीय विधान-मण्डल में प्रतिनिधान के 
अनुपात का सम्बन्ध है, वहां तक यथासम्भव एक ही राज्य में विभिन्‍न निर्वाचन-मण्डलों 
के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिये। किन्तु साथ ही कई विशेष क्षेत्रों की कई 
विशेष आवश्यकतायें हैं जो कि साम्प्रदायिक, धार्मिक, राष्ट्रविरोधी अथवा अराष्ट्रीय 
विचारों पर आश्रित न होकर उन क्षेत्रों की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति पर 
निर्भर हैं, जिनके विषय में कुछ विशेष प्रावधान करने ही होंगे ताकि राजनैतिक 
अथवा आर्थिक रूप में पिछड़े हुए अथवा अविकसित क्षेत्रों के लोग अपने पैरों 
पर खडे हो सके और उनमें तथा अधिक उन्‍नत लोगों के बीच जो अन्तर है वह 
कम हो सके। श्रीमान्‌, जैसे कि श्री नागप्पा ने अभी आपको बताया है, आंध्र देश 
के इन दो भागों के प्रतिनिधियों ने 937 में बातचीत की थी और आपस में ही 
इस सम्बन्ध में मैत्रीपूर्ण निपटारा कर लिया था। मुझे उनकी जनसंख्याओं अथवा 
क्षेत्रफलों के विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह सत्य है कि 
सरकार नामक क्षेत्र में घनी आबादी है और दूसरे क्षेत्र रायलसीमा में बहुत बिखरी 
आबादी है। सरकार आर्थिक रूप में भी कुछ अधिक आगे है और वहां रायलसीमा 
की अपेक्षा बहुत कम दुर्भिक्ष पड़ते हैं। अत: इन लोगों ने आपस में समझौता कर 
लिया है कि विभिन्‍न निर्वाचन-मण्डलों में एकविध प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के 
आधार पर सरकार को जितने स्थानों का हक होगा, उसमें से वे कुछ अंश 
रायलसीमा को दे देंगे और उनके ज़िलों में जनसंख्या के आधार पर बांट देंगे। यह 
समझौता उस समय हुआ था जब कि प्रान्तीय कांग्रेस समिति के प्रधान डॉक्टर 
पट्टाभि थे जो आज अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रपति हैं। आज मैं प्रान्तीय 
कांग्रेस समिति का सभापति हूं और मैं उस समझौते को पूरा करने के लिये 
वचनबद्ध हूं। समूची आंध्र जनता की यह इच्छा है कि इस समझौते को कार्यान्वित 
किया जाये और वर्तमान स्थिति के अंतर्गत वैधानिक और राजनैतिक रूप से जहां 
तक शक्य हो उसे पूरा किया जाये। इस पक्ष में या उस पक्ष में छोटे-छोटे परिवर्तन 
किये जा सकते हैं और दोनों सम्बद्ध दल इसके लिये पूर्णतः: सहमत होंगे किन्तु 
इतना पासंग रायलसीमा को देने के लिये हम सब सहमत हैं। यह पासंग इस 
विधान की शर्तों के अनुसार कैसे दिया जा सकता है यह एक टेढ़ी समस्या हेै। 
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कुछ वर्षों से हम सब इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और इस अनिश्चितता के 
कारण दोनों क्षेत्रों के सम्बन्धों में कुछ तनातनी आ गई है; क्योंकि रायलसीमा के 
प्रतिनिधि का ख्याल था कि बहुत सम्भव है कि स्त्रीवाद्य सन्धि के कार्यान्वित होने 
से यह परिषद्‌ बाधक बन जाये। किन्तु अब इस परिषद्‌ ने इस सिद्धान्त को 
सहमति दे दी है कि जहां तक केन्द्रीय विधान-मण्डल का सम्बन्ध है विभिन्‍न 
निर्वाचन-मण्डलों में जनता के प्रतिनिधित्व में जनसंख्या के आधार पर कुछ 
विभिन्‍तता आ सकती है और वह विभिन्‍नता 5,00,000 से 7.50,000 तक हो 
सकती है, अतः हमारे हृदयों में यह आशा उत्पन्न हो गई है कि यह सर्वथा सम्भव 
है कि सम्भवत: यह परिषद्‌ इस बात के लिये सहमत हो जायेगी कि हम 
रायलसीमा और सरकार के निर्वाचन-द्षेत्रों में इसी प्रकार कर विभेद कर सकते 
हैं। हमारे लिये इस परिषद्‌ से इतनी रियायत मांगना तीन कारणों से उचित ही है। 
एक कारण यह है कि जहां तक केन्द्रीय विधान-मण्डल का प्रश्न है यह विभेद 
पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा कारण यह है कि इन दोनों क्षेत्रों के 
सम्बद्ध लोग आंध्र देश में ही हैं और वे इसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और 
इस विषय में किसी ने भी विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इसको स्वीकार 
करने से इन लोगों के बीच अधिक अच्छे सम्बन्धों का विकास होगा और उनक 
सम्पर्क बढ़ेगा और आखिर यह परिषद्‌ किसी राज्य के विभिन्‍न वर्गों में 
अधिकाधिक सहयोग ही तो बढ़ाना चाहती है, केवल एकरूपता के किसी व्यर्थ 
सिद्धान्त पर अड॒ना तो चाहती नहीं जिससे कि वह इधर या उधर टल ही न सके 
और इस देश के भीतर किसी एक क्षेत्र के लिये कोई विशेष प्रावधान ही न करे। 
तीसरी बात इस परिषद्‌ ने आसाम के विषय में कुछ अपवाद करके विशेष 
मामलों में अपवाद करने की वांछनीयता को स्वीकार कर लिया है। आसाम के 
समक्ष भी जनजातियों के विषय में ऐसी ही कठिनाई पेश है। वहां तथाकथित 
स्वशासन प्राप्त जनजातीय क्षेत्रों के लिये इस विधान में कुछ विशेष प्रावधान रख 
दिये हैं जिससे कि उनके हितों का संरक्षण हो सके और जिससे कि निकट-भविष्य 
में उनकी प्रगति व्यवस्थानुसार और शीघ्रतापूर्वक अवश्य ही हो सके। 


श्रीमान्‌, उपर्युक्त तीन कारणों से मैं परिषद्‌ से अनुरोध करता हूं और उनसे 
अनुरोध करता हूं, जिन पर इस विधान क मसौदा तैयार करने की तथा हम जो 
परिवर्तन निश्चित करते हैं उनका मसौदा तैयार करने में हमारी सहायता करने की 
जिम्मेदारी है, कि वे आंध्र की इन विशेष आवश्यकताओं की विधान में व्यवस्था 
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करें और इस प्रकार रायलसीमा के विशेष हितों की रक्षा करने में और इन लोगों 
में अधिकाधिक एक्य लाने में हमारी मदद करें। 


श्रीमान्‌ू, मुझे एक और बात कहनी है। हाल ही में जो भाषा समिति हमररे क्षेत्रों 
में आई थी उसके समक्ष जे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विचार उपस्थित किया गया था 
वह यह था। रायलसीमा के कुछ प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया था कि 
आंध्र को यथाशीघ्र पृथक्‌ प्रान्त बनाया जाये और स्त्री-वाद्य समझौते को, वर्तमान 
परिस्थितियों के अधीन जहां तक शक्य हो, इस प्रकार कार्यान्वित किया जाये कि 
इसे विधान-परिषद्‌ तथा संसद्‌ दोनों स्वीकार कर लें ताकि रायलसीमा के लोग भी 
अपने और सरकार वासियों के बीच के सभी विभेदों को दूर कर सकें। उनके 
संगठित होने में जो कठिनाइयां हैं यदि आप उन्हें दूर कर सके, तो मैं आपको 
आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक इस क्षेत्र विशेष का सम्बन्ध है---और यह 
क्षेत्र अब भी विचारधारा की दृष्टि से शेष मद्रास प्रान्त अथवा राज्य से पृथक्‌ है-- 
केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि वह आंध्र प्रान्त का निर्माण 
कर सके और उस काम में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैयक्तिक अथवा और 
कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी। अत: मैं परिषद्‌ से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि 
इस क्षेत्र के सम्बन्ध में एक विशेष प्रावधान रखे। जैसे कि आसाम के विषय में 
विशेष प्रावधान रखने के लिये यह परिषद्‌ सहमत हो गई है उसी तरह यहां भी 
वह अवश्य ही सहमत हो जाये। 


धन्यवाद, श्रीमान्‌। 


*श्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र पण्डित 
ठाकुरदास भार्गव, आगामी निर्वाचनों से पूर्व ही पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल 
में जनगणना की जाये, इसके पक्ष में अपना तर्क उपस्थित कर चुके है। अतः 
उन्होंने कल जो युकतियां पेश की हैं उन्हें दोहा कर मैं परिषद्‌ का समय लेना 
नहीं चाहता। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्‍ली भी उसी श्रेणी में 
आता है, जिसमें पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल हैं। 

*पण्डित ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल) : मैंने उसके विषय में 
भी कहा था। 

*भ्री देशबन्धु गुप्त: धन्‍्यवाद। दिल्‍ली भी उसी श्रेणी में है, क्योंकि केवल 
यही बात नहीं है कि दिल्‍ली से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं, बल्कि 
दिल्‍ली पर उन लोगों का भी प्रभाव पड़ा है जो बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान 
से यहां आ गये हैं और इस समय दिल्ली में रह रहे हैं। शायद दिल्‍ली ही ऐसा 
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शहर है जिसकी जनसंख्या आबादी की अदलाबदली के कारण दुगनी हो गई है। 
पिछली जनगणना के अनुसार दिल्‍ली की जनसंख्या लगभग नौ लाख थी, और 
अब यह विश्वास किया जाता है कि इस समय जनसंख्या 9 लाख के लगभग 
है; केवल शहर को लीजिये तो उसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है। अतः 
न्याययुक्त बात यही है कि जब इस प्रश्न पर विचार जाये तो दिल्‍ली के दावे की 
अवहेलना न की जाये और इसके साथ पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के समान 
ही व्यवहार किया जाना चाहिये। 


श्रीमानू, मुझे कुछ और नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना है कि पूर्वी 
पंजाब और पश्चिमी बंगाल को संतुष्ट करने के लिये उन क्षेत्रों की वर्तमान 
जनसंख्या का पता लगाने के लिये, जिन पर विभाजन का प्रभाव पड़ा है, जो भी 
आश्वासन दिये जायें और जो कुछ उपाय किये जायें, वही उपाय दिल्‍ली के विषय 
में काम में लाये जाने चाहियें। 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई (आसाम : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
मैं पण्डित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के सम्बन्ध में बोल रहा हूं जो पूर्वी पंजाब 
और पश्चिमी बंगाल में जनगणना करने के सम्बन्ध में है। मुझे यह कहते हुए 
दुःख होता है कि यद्यपि इस परिषद्‌ में आसाम की जनसंख्या के विषय में कई 
बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी आसाम के मामले पर पूर्वी पंजाब और पश्चिमी 
बंगाल के मामलों के साथ विचार नहीं किया गया। श्री चलिहा ने अभी-अभी 
बताया है कि पिछली जनगणना के अन्तर्गत आसाम की जनसंख्या की कया स्थिति 
है। 94] में आसाम के विधान-मण्डल में कांग्रेस दल ने पिछली जनगणना का 
इस आधार पर कड़ा विरोध किया था कि वह वास्तव में आसाम की जनसंख्या 
की सच्ची तस्वीर नहीं है। अब विभाजन के समझौते से बहुत सी बातें काफी 
बदल गई हैं और उसके पश्चात्‌ जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं उनमें, सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार, जो कि हमारे पास हैं, पूर्वी बंगाल से तीन-चार लाख आदमी 
उसी प्रकार शरणार्थी बन कर आ गये हैं, जैसे कि उधर..... 


*उपाध्यक्ष: उधर खड़े हुए माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि वे 
अपने-अपने स्थानों पर बेठ जायें। 

*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: आसाम में लोग उसी प्रकार आ गये 
हैं जेसे कि पश्चिमी पंजाब से लोग पूर्वी पंजाब में आये हैं और पूर्वी बंगाल से 
पश्चिमी बंगाल आये हैं। चार लाख कोई छोटी संख्या नहीं है और उनको 
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प्रतिनिधित्व से वंचित कर देना, मेरे ख्याल से एक जबरदस्त गलती होगी, और 
ऐसा करना बड़ा अन्याय होगा। अतः मेरा यह सुझाव है कि डॉक्टर अम्बेडकर 
कृपा करके आसाम को भी पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल की श्रेणी में 
सम्मिलित कर लें। यह संशोधन तो महज़ रस्म के तौर पर रखा गया है वरना मैंने 
जो बातें पेश की हैं वे परिषद्‌ के समझ रखी जा चुकी हैं। मुझे तो केवल अपनी 
यह प्रार्थना दोहरानी है कि आसाम को भी पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल की 
श्रेणी में गिन लिया जाय। मैं समझता हूं कि पिछली जनगणना की विषमता पर 
तथा तब से अब तक के बीच आसाम में जो लोग आ गये हैं उनकी संख्या पर 
विचार किये बिना प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कोई निर्णय करने का प्रयत्न करना 
एक ऐसी बात है जो सहन नहीं की जानी चाहिये। श्रीमान्‌, मैं सविनय निवेदन 
करता हूं कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के साथ आसाम को भी सम्मिलित 
करने के मेरे सुझाव पर विचार किया जाये। 


*भ्री कालुर सुब्बा राव (मद्रास : जनरल) : श्रीमान्‌, मैं इस विषय पर कुछ 
कहना चाहता हूं क्योंकि रायलसीमा जिलों का मैं प्रतिनिधि हूं। यदि विधान-निर्माता 
इस अनुच्छेद में प्रत्येक स्थान के लिये अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या 
निश्चित कर देते, जैसा कि उन्होंने लोक-सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के विषय 
में किया है, तो इस अवसर पर मेरा बोलना जरा भी अपेक्षित न होता। आपने 
अल्पतम संख्या 75,000 रख दी है, किन्तु कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं 
की है। रायलसीमा के लोगों और आंध्र लोगों में केवल इसी के विषय में अन्तर 
है। सम्मिलित किये हुए जिले दुर्भिक्ष-पीड़ित जिले हैं और इतिहास के प्रारम्भ से 
ही इसी नाम से जाने जाते हैं। उनमें मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश हें। मैं ऐसे 
निर्वाचन-क्षेत्र अथवा तालुके का प्रतिनिधि हूं जिसका क्षेत्रफल अथवा आकार 
सबसे बड़ा है किन्तु उसकी जनसंख्या अल्पतम है। यदि आप प्रत्येक स्थान के 
लिये अल्पतम जनसंख्या 75,000 भी निश्चित कर दें, तब भी मेरे निर्वाचन-द्षेत्र 
के लोगों को अपना मतदान करने के लिये निकटतम मतदान स्थान को 5 मील 
चल कर जाना होगा। इसी कारण हम यह चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर 
उन जिलों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। और वे आर्थिक तथा 
राजनैतिक रूप में पिछड़े हुए हैं। इन जिलों की जनता की इस कमी को बहुत 
समय पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था और सरकार के तथा रायलसीमा के 
आंध्र लोगों के बीच एक समझौता हो गया था। इस समझौते से श्री भारती अथवा 
तमिलनाडु के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम केवल आंच क्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व पर विचार कर रहे हैं और यह विचार कर रहे हैं आया कि इस 
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समझौते के अन्तर्गत रायलसीमा को अधिक मिलना चाहिये और सरकार को कम। 
इसी कारण हम परिषद्‌ से प्रार्थना करते हें कि अधिकतम सीमा के लिये प्रावधान 
कर दिया जाये, जिससे कि भावी राज्य में मैत्री और सद्भावना रहे। रायलसीमा 
के आंध्र प्रान्त के विरुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु कठिनाई प्रतिनिधित्व 
की ही है। रायलसीमा की जनसंख्या 60 लाख है और सरकार प्रदेश की | करोड 
25 लाख। मैं परिषद्‌ से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर 
ले। 


“डॉक्टर बी. पट्टाभि सीतारमय्या (मद्रास : जनरल): उपाय्यक्ष महोदय, 
मुझे खेद है कि मुझे इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है जो कि कुछ 
विवादास्पद हो गया है। किन्तु मैं देश के उस भाग से जिस पर विवाद केन्द्रित 
हो गया है घनिष्ठ सम्बन्ध रखता हूं, अत: मैं अनुभव करता हूं कि यह बता देना 
मेरा कर्त्तत्य है कि इस विषय में हम लोगों के ठीक-ठीक विचार क्‍या हैं। इस 
विवाद में ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है, इसकी तह में उससे अधिक कुछ हेै। 
जब भी कोई विवादास्पद प्रश्न उठता है तो हमारा यह मानसिक स्वभाव है कि 
हम दोनों पक्षों से कहते हैं कि 'आपस में बातचीत कर लीजिये, एक-दूसरे के 
पास बैठ कर एक-दूसरे को प्रेमपूर्ण सुतर्क से समझाइये और पंचनिर्णय या न्याय 
के लिये तीसरे के पास मत जाइये।' यह उच्च सिद्धान्त है। आंध्र लोगों ने इस 
उच्च सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया है। वे भारत में हिन्दी-भाषियों के पश्चात्‌ 
शेष सबसे बड़ी जाति हैं। निज्ञाम के प्रदेश में हमारे 85 लाख भाई रहते हें जिन्हें 
हम तब तक नहीं मिलाना चाहते जब तक कि वे मिलना न चाहें--इस विषय 
पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये-.-उन्हें छोड़ कर भी हम लोग जो कुछ 
मिला कर लगभग 3 करोड हैं, मद्रास प्रान्त के उत्तरी भाग में ही लगभग | करोड 
80 लाख हें। मद्रास प्रानन्‍्त की राजधानी मद्रास है और वहां लगभग आधी 
जनसंख्या आंध्र है और शेष आधी आबादी से नगर का दक्षिणी भाग बना हें। वे 
चार विभिन्‍न भाषाएं बोलते हैं। मद्रास के विधान-मण्डल में भाषाओं की खिचड़ी 
है। लोग एक- दूसरे की बात नहीं समझते। किन्तु यह एक पृथक्‌ बात हे। 

श्रीमान्‌ू, हम पिछले 35 वर्षों से पृथक्‌ प्रान्त की मांग करते आ रहे हैं। हमें 
कहा गया था कि जब तक राष्ट्रीय सरकार न बने तब तक चुप रहिये। यद्यपि 
अब राष्ट्रीय सरकार बन चुकी है, फिर भी यही दिखाई देता है कि आंध्र के 
विभाजन का दावा दूर ही दूर सरकता जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, हमने आपस 
में कुछ समझौता सा कर लिया है। 
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जब मैं पहले कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के समय में आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस समिति 
का प्रधान था--यह पद मुझ पर थोपा गया था--तब हमने सम्मिलित किये हुए 
ज़िलों अथवा रायलसीमा से कुछ सिद्धान्तों पर और बहुत अच्छे आधार पर एक 
समझौता कर लिया था। वह तो कुछ दे और कुछ ले का प्रश्न था। तटवर्त्ती जिलों 
के लोग, जो अधिक उन्नत हैं और जिन्हें सिंचाई के लिये डेल्टे से जल मिलता 
है, सब प्रकार से अधिक सम्पन्न हैं और वे रायलसीमा के लोगों से व्यापार, 
वाणिज्य, उद्योग में, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में बाजी मार लेते हैं, यद्यपि 
प्रात के दक्षिण भाग से तुलना की जाय तो समस्त आंध्र देश के लोग ही 
सामूहिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आंध्र देश के दो भागों में तुलना की जाये तो 
तटवर्त्ती प्रदेश के लोग अत्यन्त उन्नत हैं तथा अन्य क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। 
इन दो भागों में भूमितल की अवस्थायें भी सर्वथा भिन्‍न हैं। हमारी ओर कुत्ते को 
मारने के लिये भी पत्थर नहीं मिलता और उनके प्रदेश में किसी भी काम के 
लिये मुट्ठी भर भी मिट्टी नहीं मिलती। वह प्रदेश पथरीला और पर्वतीय है और 
उसके तीन पंचमाश क्षेत्र में लगभग एक तिहाई जनसंख्या रहती है; और शेष 
प्रदेश में, जो क्षेत्रफल में दो पंचमांश है कुल जनसंख्या का दो तिहाई भाग रहता 
है। सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक और आर्थिक उन्‍नति के 
अतिरिक्त भी यदि केवल संख्या पर ही विचार करें तो उनसे हम दुगने हैं और 
हमारी जनसंख्या प्रति वर्ग मील उनसे दुगनी है। जब ऐसी बात है, तो क्या यह 
मामला परिषद्‌ के ध्यान देने योग्य नहीं है? क्या आप अपने सिद्धान्तों और नीतियों 
को सडक कूटने के अंजन के समान ही लागू करना चाहते हैं जो कि लम्बे-लम्बे 
ताड़ के वृक्षों को भी छोटे-मोटे पौधों के बराबर कर देता है? यह तो वांछनीय 
नहीं है। 

श्रीमानू, उस दिन आसाम का मामला परिषद्‌ में पेश किया गया था और 
परिषद्‌ ने कृपा करके कह दिया था कि “अच्छा, हम आसाम के विषय में 
अपवाद रख देंगे'। हमारे वहां चार प्रकार के प्रदेश हैं अतः वहां कोई एक 
सिद्धान्त कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता। हम भारत के सारे प्रान्तों के लिये 
एक ही माप पर प्रतिनिधित्व लागू नहीं कर सकते। भारत एक वृहद्‌ महाद्वीप है, 
जिसमें विभिन्‍न प्रकार की जलवायु और धरातल तथा भूतल हैं और समस्‍यायें सब 
जगह प्राय: विभिन्‍न हैं। अत: विभिन क्षेत्रों में विभिन्‍न सीमाओं तक प्रगति हुई 
है। अत: इन परिस्थितियों में प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली तथा माप रखा जाये उसमें 
भी कुछ लोच होना चाहिये। और हम किस प्रकार के लोच के लिये मांग कर 
रहे हैं? वह केवल इतना ही है कि प्रतिनिधित्व के आधार को एक लाख तक 
ऊंचा मत रखिये। 75,000 की ही अल्पतम संख्या रखिये, जिससे कि आंपघ्रदेश 
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के हल्की आबादी वाले क्षेत्रों को 90 स्थान मिल सके। इससे उन्हें 90 स्थान मिल 
जायें और शेष प्रदेश के लिये आप एक लाख का माप रखिये तो हमें 20 स्थान 
मिल जायेंगे। इस उपाय से दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की विषमता कम की जा 
सकती है और एक क्षेत्र के लोगों के लिये दूसरे क्षेत्र वालों के हितों की अवहेलना 
करना आसान न रहेगा। 


अब दोनों क्षेत्रों के प्रशासन को लीजिये। यह शिकायत है कि देश के एक 
भाग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान पाने का वह अधिकारी है, अतः 
वह पिछड़ी हुई हालत में रह गया। देश के उस भाग में पीने के लिये तालाब 
या कुएं का जल उपलब्ध नहीं हे और वहां सदा दुर्भिक्ष का अखण्ड साम्राज्य 
रहता है। लगभग प्रत्येक तीसरे वर्ष उसे दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्र घोषित करना पड़ 
जाता है और करोडों रुपये की लागत के उपाय करने होते है। यदि उन क्षेत्रों में 
जल की तथा अन्य सुविधायें समय पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से रचनात्मक 
कार्य किया जाता तो वह बहुत सहायक सिद्ध होता। किन्तु उस प्रकार की कोई 
बात नहीं की जाती। उनकी कोई सुनता नहीं। जब आंध्र प्रान्‍्त का निर्माण हो 
जायेगा तब उस क्षेत्र में काफी रकम व्यय करनी होगी। यह कोई सरल बात नहीं 
है। किन्तु फिर भी हमें उनकी सहायता करनी है जिससे कि उनके प्रतिनिधित्व 
को ऊंचे स्तर पर लाया जा सके। यदि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल 
पाता तो भारत को स्वशासन मिलने से क्‍या लाभ है? जब भारत की कोई एक 
इकाई किसी स्वेच्छाचारी नरेश के अधीन रही, तब तक मैंने भारत को कभी 
स्वतंत्र नहीं समझा। सौभाग्य से हमने उस स्थिति को पार कर लिया है। किसी 
प्रान्‍्न को तब तक स्वतन्त्र समझने से क्या लाभ है जब तक कि इसका आधा 
भाग, वरन्‌ दो तिहाई भाग पिछड़ा हुआ हो, उसके पास पीने के लिये जल न हो, 
खाने के लिय अन्न न हो और आर्थिक तथा शैक्षणिक दोनों प्रकार से वह दुर्बल 
हो? हम अपने देश के पर्वतीय क्षेत्रों को भी अपने स्तर पर लाना चाहते हैं चाहे 
उस दिशा में प्रगति धीमी ही हो। जब ऐसी बात है, तो ऐसा नियम बनाने से क्‍या 
लाभ है जिससे कि देश की प्रगति में बाधा पड़े? अतः मैं कहता हूं कि ऐसा-वैसा 
हल शायद सहायक सिद्ध न हो और इस विषय में में डॉक्टर अम्बेडकर से 
अनुरोध करना चाहता हूं जिन्होंने इस विधान के मसौदे को परिषद्‌ में पारित 
करवाने के लिये इतना कष्ट उठाया हैं। वे सजग हैं, अच्छे तारकिक हैं और 
सुवक्ता हैं और इन विषयों पर उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय से काम लिया है। परसों 
हमने स्वीकार कर लिया है कि जनसंख्या के प्रत्येक 75,000 लोगों के लिये एक 
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स्थान होगा। दुर्भाग्य से कल शाम मुझे अमृतसर जाना पड़ा और मैं आज प्रात:काल 
लौटा हूं। इसी बीच में यह संशोधन आ गया। यह संशोधन उस क्षेत्र के एक भाग 
के लिये कठिनाई खड़ी कर देगा। कहा जाता है कि यदि यह संशोधन नहीं रहता 
है तो पंजाब के साथ सख्ती होती है। अत: पंजाब के मामले पर विचार करना 
है, आसाम के मामले पर विचार करना है और आंध्र के मामले पर विचार करना 
है। इन सभी मामलों पर विचार करना है। अतः अपने नियमों को यथासम्भव 
लचीला बनाइये इन मामलों पर विस्तारपूर्वक ध्यान दीजिये और फिर उनके विषय 
में शान्ति से निर्णय करिये, जल्दी में नहीं। आखिर निर्वाचन-सूचियों के निर्माण 
के लिये यह सब विस्तार की बातें अपेक्षित नहीं होंगी, यद्यपि इन बातों के दे देने 
से उस कार्य में अत्यन्त सुविधा हो जायेगी। यदि सूचियां निश्चित करनी भी हें 
तो यह काम मई या जून के मास में हो सकता है। हमें तो सूचियां तैयार करने 
की जल्दी है और सूचियों का आधार हमें ज्ञात होना चाहिये। हमने एक नियम 
पारित कर दिया है कि 2 वर्ष की आयु वाले नागरिक मतदाता हो सकते हें। 
अतः प्रान्तीय सरकारें अपनी निर्वाचन सूचियां तैयार करने के काम को चालू रख 
सकती हैं, किन्तु यदि अन्य बातें अपेक्षित भी हों तो मैं कहता हूं, कृपया कुछ 
और समय ले लीजिये, और इस विषय पर अधिक विचार करके इसे कल पेश 
करिये, जिससे कि कोई ऐसा हल निकल आये जिस पर सब सहमत हों इसकी 
बजाय कि हम समस्त श्रोताओं को चक्कर में डालें जो कि इस विषय की सारी 
विस्तृत बातों को अथवा इसके परिणामों को वास्तव में समझ भी नहीं सकते। 
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब भी हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो कह दिया 
जाता है, 'हूं, तमिल और आंध्र के लोग सहमत तो हो जायें तब'। जब हम सहमत 
हो जाते हैं तो आप यह कहते हैं 'समस्त आंध्र लोग सहमत हो जायें तब'। हम 
सभी आंध्रवासी सहमत होते हैं, तब आप कहते हैं, 'यह तो मेरे अनुभवसिद्ध 
नियम के अनुसार नहीं हे'। ऐसी बात तो व्यर्थ है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि 
इसका परिणाम यह होगा कि समस्या टल जायेगी। चाहे फिर आपका यह इरादा 
न हो। यदि अधिक उन्‍नत लोग कहते हैं कि “हम प्रत्येक 75,000 अथवा एक 
लाख लोगों के पीछे एक स्थान नहीं चाहते; हम दो लाख के लिये एक स्थान 
चाहते हैं; हम आपको अपने बराबर की स्थिति में लाना चाहते है', तो क्या यह 
आपकी न्यायभावना के विरुद्ध है? क्या यह आपके राजनैतिक सिद्धान्तों अथवा 
प्रशासकीय नीति के विपरीत हे? में इसे समझ नहीं पाता। अत: कृपया इस मामले 
को आराम से पेश होने दीजिये जिससे कि एक सर्वसम्मत समझौता हो सके। 
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*उपाध्यक्ष: परिषद्‌ ने मेरे प्रति इतनी सद्भावना प्रदर्शित की है और मुझ पर 
ऐसी अनुकम्पा की हे तो मैं सुझाव रखता हूं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को आज 
उत्तर देने के लिये कहूं, अपितु हम किसी और काम को हाथ में ले लें, ताकि 
सब सम्बद्ध दलों को आपस में मिल कर किसी सर्वसम्मत हल पर पहुंचने का 
अवसर मिल सके। आखिर, विधान-निर्माण सहकारी प्रयास है और हमें इसको 
सफल बनाने के लिये यथाशक्ति प्रयतत करना चाहिये। 


*कुछ माननीय सदस्य: धन्यवाद, श्रीमान्‌। 


अनुच्छेद 63 
*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 63 को लेते हैं। 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 63 को विधान का अंग माना जाये।” 
(संशोधन संख्या 339 और 340 पेश नहीं किये गये।) 


संशोधन संख्या 344 और 342 को केवल शाब्दिक संशोधन होने के 
आधार पर पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। 


संशोधन संख्या 343, जो श्री आर. वी. थोमस के नाम से है। मुझे पता लगा 
है कि वे अब इस परिषद्‌ के सदस्य नहीं रहे। 

संशोधन संख्या 344 को, जो मि. नज़ीरुद्दीन के नाम से है, अब पेश किया 
जा सकता है। 

*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, में 
सविनय प्रस्ताव करता हूं: 

“कि अनुच्छेद 63 के खण्ड (4) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिये जायें 

अर्थात्‌: 
(4) ॥7%6 3॥॥0076ए-(0शाहणवो शात्यो] +>€ग6 707 766 प००णा 


प6-€2ाशाधा0 06 +76 शागञाहड2०१, 0प ॥6 7897 ९070प7प्र6 
का णी66 प्राप्री ग्रांड 5प्र९ट22850-48 80074 07 ॥648 7€-०४[0700०70९०4. 


(5) 776 ४४00767ए-("शाशावो डावों] +#९2ट९४ए९ डपटा -शाप्राशब्रांग 
88 6 7#€2व6870 79897 60९४॥76.' 
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[(4) अटारनी जनरल (महाप्राभिकर्त्ता) प्रधान मन्‍्त्री के अपने पद से 
त्यागपत्र देने पर अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लेगा, किन्तु जब 
तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाये अथवा वह पुनर्नियुक्त न 
हो जाये, तब तक वह अपने पद पर रहेगा। 


(5) अटारनी जनरल (महाप्राभिकर्त्ता) को उतना वेतन मिलेगा जितना कि 
प्रधान निश्चित करे।] ” 


श्रीमान्‌, मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि जिससे यह खण्ड प्रान्तीय 
विधान में उल्लिखित खण्ड के समान बन जाय। परिषद्‌ कृपया खण्ड 45 पर 
विचार करे। उस खण्ड 45 में प्रत्येक राज्य के लिये एक महाधिवक्ता का 
प्रावधान है। 


मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जो कुछ युक्तियां पेश कर रहा हूं उन्हें कम से 
कम यहां एक सदस्य को अवश्य सुनना चाहिये जिस पर इतना भार हे। किन्तु 
समय बीतने पर तथा अनुभव से एक सदस्य को इस बात के प्रति कुछ उदासीन 
सा हो जाना पड़ता है कि उसकी वक्‍्तृताओं का परिषद्‌ पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
वास्तव में मैं देखता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण परामर्श 
में व्यस्त हैं, जिसका विषय इस संशोधन के विषय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 
होगा, किन्तु मेरे विचार में मेरे लिये यह अनावश्यक अथवा व्यर्थ होगा कि मैं 
डॉक्टर अम्बेडकर के ध्यान देने तक के लिये ठहरा रहूं, और मेरे ख्याल में मुझे 
यह भरोसा करके कि परिषद्‌ शायद किसी मौके पर मेरे मत को स्वीकार कर 
ले, अपने संशोधन पर वकक्‍तृता जारी रखनी चाहिये। 


श्रीमान्‌, अनुच्छेद 45 महाधिवक्‍ता के विषय में है, जो केन्द्र के महाप्राभिकर्त्ता 
के समान अधिकारी होगा। अनुच्छेद 45 का खण्ड () महाधिवकता की 
नियुक्ति के विषय में हे। उसका खण्ड (2) विद्यमान अनुच्छेद के खण्ड (2) 
के समान है। अनुच्छेद ।45 के खण्ड () और (2) वास्तव में विद्यमान 
अनुच्छेद के खण्ड () और (2) के समान हें। अनुच्छेद 45 के खण्ड (3) 
और (4) वास्तव में महत्त्वपूर्ण हैं। खण्ड (3) में कहा गया है कि “राज्य के 
मुख्य मन्त्री के पद॒त्याग पर महाधिवकता पद से निवृत्त होगा, पर वह अपने 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा अपनी पुनर्नियुक्ति होने तक पदासीन रह 
सकेगा।” खण्ड (4) में प्रावधान है कि “महाधिवक्ता को वे परितोषण दिये 
जायेंगे जो गवर्नर निश्चित करे।” इन दोनों खण्डों में जो प्रावधान हैं वे अनुच्छेद 
63 में दिखाई नहीं देते। मेरा निवेदन है, श्रीमानू, कि इन दो अनुच्छेदों 65 और 
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45 के प्रावधान एकविध होने चाहियें क्‍योंकि वे दोनों अनुच्छेद दो समवर्त्ती पदों 
के विषय में हैं एक तो भारत के महाप्राभिकर्त्ता के बारे में और दूसरा राज्य के 
महाधिवकक्‍ता के बारे में। इस संशोधन द्वारा मैं जो सिद्धान्त रखना चाहता हूं वह यह 
है कि भारत के महाप्राभिकर्त्ता और प्रान्तों के महाधिवक्‍्ता की एक ही स्थिति होनी 
चाहिये। वास्तव में प्रान्तों में महाधिवकता मन्त्रिमण्डल का ऐसा अंग होगा कि 
मन्त्रिमण्डल के पतन अथवा त्यागपत्र की अवस्था में उसे भी अपने पद से अलग 
होना होगा। यही सिद्धान्त यूनाइटेड किंगडम में है जहां मन्त्रिमण्डल के अलग होते 
ही महाप्राभिकर्ता को भी स्वतः अलग हो जाना पड़ता है। यह सिद्धान्त कि 
महाधिवक्ता मन्त्रिमण्डल का अंग होता है और मन्त्रिमण्डल के बनने या बिगड़ने 
पर वह भी बन या बिगड़ जाता है एक अच्छा सिद्धान्त है। यह भी जरूरी है कि 
महाधिवक्ता को तब तक कार्यासीन रहना चाहिये जब तक कि उसकी पुनर्नियुक्ति 
न हो जाये अथवा उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाये, क्‍योंकि प्रतिदिन के 
कार्य को गवर्नर अथवा अन्य कोई अधिकारी नहीं चला सकता। महाप्राभिकर्ता 
एक विशेषज्ञ होता है, अत: उसका अपने पद पर आसीन रहना वांछनीय है, और 
उसे वह वेतन मिलना चाहिये जो कि गवर्नर निश्चित करे। मेरा निवेदन है कि 
ऐसा ही सिद्धान्त महाप्राभिकर्त्ता के विषय में लागू होना चाहिये। वास्तव में वह भी 
सरकार का ऐसा अंग होना चाहिये कि मन्त्रिमण्डल के पदनिवृत्त होने पर वह भी 
पदनिवृत्त हो जाये। कोई कारण नहीं है कि भारत के महाप्राभिकर्त्ता और राज्य के 
महाधिवकक्‍ता में कोई अन्तर किया जाये। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, कि 
शायद यह अन्तर जानबूझ कर न रखा गया हो। शायद अनजाने ही यह त्रुटि रह 
गई हो तथा सोची-समझी हुई नीति के परिणामस्वरूप यह अन्तर न रखा गया हो। 
इसी कारण मैंने परिषद्‌ का ध्यान इस अन्तर की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न 
किया है और मेरा सुझाव है कि इस अन्तर को मिटा दिया जाये। क्‍योंकि कई 
माननीय सदस्यों को इन दो अनुच्छेदों के बीच के अन्तर पर व्यक्तिगत रूप से 
सोचने का अवसर शायद न मिला हो, अत: मैंने इस अन्तर को बता दिया है और 
मुझे आशा है कि वे इस विषय पर उचित रूप से विचार करेंगे। 


“प्रोफेसर के.टी. शाह (बिहार : जनरल) : श्रीमान्‌, मैं सविनय निवेदन 
करता हूं; 
“कि अनुच्छेद 63 के खण्ड (4) में 'जो प्रधान' इन शब्दों के स्थान पर “जो 
संसद विधि द्वारा' ये शब्द रख दिये जायें।” 
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यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, तो अनुच्छेद इस प्रकार हो जायेगा: 


“महाप्राभिकर्त्ता प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासीन रहेगा और उसको वे 
परितोषण दिये जायेंगे जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे।” 


मैं तो इस अनुच्छेद के उस प्रावधान को भी पसंद नहीं करता जिसके अनुसार 
महाप्राभिकर्त्ता प्रधान के इच्छा-काल तक पदासीन रहेगा। किन्तु हो सकता है कि 
कोई परम्परा ऐसी बन जाये जिससे कि महाप्राभिकर्त्ता, जैसा कि पिछले संशोधन 
में कहा गया है, मन्त्रिमण्डल का अंग हो जाये, और वह मन्त्रिमण्डल के साथ 
ही पद-निवृत्त अथवा पदासीन हुआ करे। यदि विधान में स्पष्टतः इसके विपरीत 
प्रावधान न हो, तो ऐसी परम्परा के विकसित होने में कोई बाधा न होगी और 
महाप्राभिकर्त्ता सरकार का मुख्य कानूनी परामर्शदाता हो जाये, जिससे कि उसका 
पद पारिभाषिक रूप से प्रधान की इच्छा पर निर्भर रहेगा। 


जहां तक उसके वेतन आदि का सम्बन्ध है, यदि उसके वेतन का निश्चय 
प्रधान के आदेश द्वारा न होने दिया जाये, प्रत्युत मन्त्रियों के समान संसद्‌ के 
कानून द्वारा होने दिया जाये, तो अच्छा हो। यह सच है कि प्रधान मन्त्रियों के 
परामर्श से कार्य करेगा; किन्तु फिर भी मेरे विचार में उसके वेतन और भत्तों का 
निश्चय, मेरे ख्याल में, संसद्‌ के कानून द्वारा होना चाहिये, और इसीलिये किसी 
व्यक्ति के उस पद्‌ पर आसीन रहने के काल में उस पर विपरीत प्रभाव डालते 
हुए उसके वेतनादि में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिये। मेरे विचार में इसका आधार 
सर्वथा स्पष्ट है और मुझे आशा है कि यह संशोधन परिषद्‌ को पसंद आ जायेगा। 


*श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्‌, मैं 
मि. नज़ीरुद्दीन अहमद और प्रोफेसर के.टी. शाह द्वारा पेश किये हुए संशोधनों का 
विरोध करना चाहता हूं। जिस रूप में अनुच्छेद है उसी रूप में परिषद्‌ द्वारा यह 
स्वीकृत हो जाना चाहिये। किसी प्रान्त के महाधिवकक्‍ता और भारत के महाप्राभिकर्त्ता 
में अवश्य अन्तर है। उपखण्ड (4) में प्रावधान है कि महाप्राभिकर्त्ता प्रधान के 
इच्छा काल तक पदासीन रहेगा और मेरे विचार में यही काफी है। यदि 
मन्त्रिमण्डल में कोई परिवर्तन हो जाये, तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये 
कि महाप्राभिकर्त्ता भी पद-निवृत्त हो जाये, किन्तु प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल के 
परिवर्तन के साथ ही महाधिवकता को पद से निवृत्त कर देना चाहिये जब तक 
कि वह पुनर्नियुक्त न कर दिया जाये। अतः मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं 
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[ श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका ] 


और विद्यमान रूप में इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। 

“उपाध्यक्ष: डॉक्टर अम्बेडकर! 

*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: उन्होंने सुना ही नहीं है। वे तो, श्रीमान्‌, अपने लिये 
आदेश प्राप्त कर रहे हें। 

*उपाध्यक्ष: यह तो आपने कोई उदारतायुक्त बात नहीं कही है। 


*शथ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: नहीं कही है! मुझे बाध्य हो कर यह बात कहनी 
पड़ी है, श्रीमान्‌... 


“उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायेंगे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): मैं नहीं जानता कि 
उत्तर की आवश्यकता भी है अथवा नहीं। 

*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: नहीं, बिल्कुल नहीं! संशोधन पर कोई बहस ही 
नहीं हुई है। बिना उत्तर के परिषद्‌ से मत देने के लिये कहना उसके साथ अन्याय 
होगा। संशोधन पर बिना विचार किये मत लेने की बजाय तो मैं परिषद्‌ से निवेदन 
करता हूं कि मुझे वह वापस ले लेने दिया जाय। 


*उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को परिषद्‌ की ओर से अनुमति है कि वे 
अपना संशोधन संख्या 344 वापस ले लें? 


*कुछ माननीय सदस्य: नहीं। 
“उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 62 के खण्ड (4) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिया जाये, 
अर्थात्‌: 


(4) ॥7%6 3॥॥0076ए-(7शाहणवों शादी] +>€ग86 707 ०66 प9णा 


पी #हडाशाधांंगा 0 76 एलाग6 शांगांडा९०१, 9पा ॥6 एफ 
९०ाप्राप थ 7०66 प्राय कांड 5प्र०ट855078 89]0007॥066 07 
78648 7€-ध[070070०१. 
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(5) 776 ४६0076ए-(0"शाशावो डावो] #९2ट९४ए९ डपटा +शाप्राशब्रांग 
88 पर6 7#€2946870 797 वै6 6७२76. 


[(4) अटारनी जनरल (महाप्राभिकर्त्ता) प्रधान मन्त्री के अपने पद से 
त्यागपत्र देने पर अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लेगा, किन्तु जब 
तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाये अथवा वह पुनर्नियुक्त न 
हो जाये, तब तक वह अपने पद पर रहेगा। 


(5) अटारनी जनरल (महाप्राभिकर्त्ता) को उतना वेतन मिलेगा जितना कि 
प्रधान निश्चित करे।] ” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 63 के खण्ड (4) में 'जो प्रधान' इन शब्दों के स्थान पर “जो 
संसद्‌ विधि द्वारा' ये शब्द रख रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 63 विधान का भाग हो।” 
संशोधन स्वीकर कर लिया गया। 
अनुच्छेद 63 विधान में जोड़ दिया गया। 
अनुच्छेद 64 


*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 64 को लेते हैं। परिषद्‌ के समक्ष प्रस्ताव यह 


हैः 
“कि अनुच्छेद 64 विधान का भाग हो।” 


प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से दो संशोधन (346 और 348) हें। वे उन्हें 
एक-एक करके पेश कर सकते हें। 
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“प्रोफेसर के.टी. शाहः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 64 के खण्ड (]) में “प्रधान” शब्द के स्थान पर “भारत 
सरकार' ये शब्द रख दिये जायें और, 

“कि अनुच्छेद 64 के खण्ड (2) में 'प्रधान' के स्थान में, जहां वह पहली 
बार प्रयुक्त हुआ हो, ' भारत सरकार' शब्द, प्रधान के स्थान में, जहां वह दूसरी 
बार प्रयुक्त हुआ हो, 'मन्त्रिपरिषद्‌' और “प्रधान” शब्द के स्थान पर, जहां वह 
तीसरी बार प्रयुक्त हुआ हो, 'भारत सरकार' शब्द क्रमश: रख दिये जायें और 
खण्ड (2) के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये; 

पए#0शंव&त परद्वा 70787 ड़ 726 हा9] एश्यातित्व8 धाफ 
82 07 ए0-वे 0 (70ए2077९76 ९४०97९55९१ ॥ 06 76 0 
8 980९प्रो बा [0028/8676 07 शींगा87फ.' 

(परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से सरकार को कोई कार्य या वचन जो 
किसी विभाग अथवा मन्त्रालय के नाम से अभिव्यक्त हो अवैध नहीं 
होगा।) ” 

इसके बाद संशोधित अनुच्छेद इस प्रकार हो जायेगा; 


“*40]] >:९८प्राए8 8०707 0०6 (ए0ए2९"776७07/0 0 फतवा हातों) 
96 ९5५७7७58606 $0 96 (67 ॥7 (॥6 7476 07 (06 
(30ए५९777767( 0770 8. 


(>-व678 धावे 006७७ ॥787प्रा7शआड 7906 धावे ०४९८प/९९ 7 476 
गरह्म06 0 क6 (0ए९७क्‍शआय6॥ 0 जावां8 809)] ७७ 
धपाकाशाए्रट्वा४त ॥ा छपी कराध्या6/ 88 79397 06 8छवली6१ 
॥7प्रो85 00 08 79806 एज 6 (०प्राली 7 /शागरांडा९००३, धागा ते 
प6 एब्योवाए 0 हा 0'व6# 07 गराडप्रा7श70 शाला 48 80 
धपाकाशाए्रटववा९त हावी] 700 06 ९8]60 | तरप०३४7०7 07 (6 
श-0०प्राव 790708 70छ । 07वै6# 0" 787प्रा7श0 7906 07 
€5९८परा९वे 9प .6 (0एश४॥7077 0 ॥799 : 

॥#0जशं१6त पर 70३ ॥ फीड 70९6 हातधो पाएधोी।व906 धाफ 
82 07 ए0ल्‍वे 0 (70ए207९76 ९४०97९55९१ ॥ 6 7॥6 0 
2 8802॥ 00 ७)॥ | ॥ 8 9 2] 072॥ 0004 <477 | 000 ५॥॥4।/-]7 0 ै॥ 

(भारत-शासन की समस्त कार्यवाही भारत-शासन के नाम से की गई कही 
जायेगी। 

भारत-शासन के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों तथा अन्य विलेखों का 
प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो ममन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा बनाये 
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जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो, तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश 
अथवा विलेख की मान्यता पर कोई आपत्ति इस आधार पर न की 
जायेगी कि वह भारत-शासन द्वारा दत्त अथवा निष्पादित आदेश अथवा 
विलेख नहीं हैः 


परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से सरकार का कोई या वचन जो किसी 
विभाग अथवा मन्त्रालय के नाम से अभिव्यक्त हो अवैध नहीं होगा।) 


यह मानते हुए भी कि प्रधान शासन का प्रमुख होगा, मैं यह नहीं समझ पाता 
कि सारा शासन-कार्य प्रधान के नाम में क्‍यों किया जाये और सारे आदेश उसके 
नाम से क्‍यों जारी किये जायें। यदि आप इंग्लिस्तान की परम्परा पर भी चलें, तब 
भी इंग्लिस्तान को सरकार के आदेश आदि 'सम्राट्‌ की सरकार' द्वारा दिये जाते 
हैं। निःसंदेह भारत में यह स्थिति नहीं है---और कम से कम मैं तो यही उम्मीद 
करता हूं कि यह अभिप्राय कदापि नहीं होगा कि आगे चल कर भारतीय सरकार 
को “प्रधान की सरकार' कहा जाये। हमारी सरकार तो “भारत सरकार' के नाम 
से ही ज्ञात रहेगी। मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि ' भारत सरकार' के स्थान 
पर, जो कि एक अवैयक्तिक एवं सामूहिक रूप का शब्द है, क्यों 'प्रधान' शब्द 
रखा जाये जो कि वैयक्तिक है। यदि विधान को मैंने ठीक समझा है तो में कह 
सकता हूं कि यह बात उस प्रत्येक सिद्धान्त के विपरीत है जिस पर कि यह 
विधान अन्यथा आधारित है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि अधिशासी 
क्षेत्र में भारत सरकार के निर्णयों को प्रधान के नाम से क्‍यों अभिव्यक्त किया 
जाये। विधान में रखे गये एक स्पष्ट प्रावधान के अनुसार प्रधान दलों के झगड़ों 
से परे है, पर भारत-सरकार तो निश्चय ही एक दलीय सरकर होगी अथवा 
मिश्रित सरकार होगी जिसका भाग्य परिवर्तनशशील हो सकता है। यदि ऐसा है तो 
यह सुझाव सर्वथा समुचित है कि सरकार के आदेश सामूहिक रूप से सरकार के 
नाम में होने चाहियें और प्रधान के नाम में नहीं। इसी कारण प्रथम संशोधन का 
सुझाव दिया गया हेै। 


दूसरा संशोधन तो प्रथम के फलस्वरूप ही है। आदेशों के निर्माण और जारी 
करने का विनियमन करने के लिये जो नियम बनाये जायेंगे उन्हें आखिर ममन्त्रि- 
परिषद्‌ ही तो बनायेगी। अतः प्रधान को इस दिशा में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिये, और आदेश भारत सरकार के नाम से होने चाहियें। यदि किसी अवसर 
पर किसी विभाग को कोई परिपत्र अथवा अध्यादेश अथवा कोई विशेष आदेश 
निकालना ही पड़े जो कि उस विभाग विशेष के कार्य से सम्बन्धित हो, और वह 
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आदेश विशेष उस विभाग अथवा मन्त्रालय के नाम से अभिव्यक्त किया गया हो, 
तो वह आदेश केवल इसी कारण अवैध न हो जायेगा कि वह भारत-शासन के 
नाम से अभिव्यक्त है। मुझे तो यह कार्य-प्रणली अधिक सरल ही नहीं, वरन्‌ 
विधान के सिद्धान्त के अधिक अनुकूल भी दिखाई देती है, और इसलिये मुझे 
आशा है कि परिषद्‌ इसे स्वीकार कर लेगी। 


(संशोधन संख्या 347 पेश नहीं किया गया।) 


“उपाध्यक्ष: अब इस अनुच्छेद पर विस्तृत रूप से वाद-विवाद किया जा 
सकता है। 

*शथ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, प्रोफेसर 
के. टी. शाह ने संशोधन संख्या 346 और 348 को पेश किया है और उन्होंने 
अपने सब संशोधन एक भिन्‍न योजना के अनुसार, जिसे कि उन्होंने बताया है, पेश 
किये हैं; और इस योजना के अनुसार ही उन्होंने इस विधान के प्रत्येक खण्ड पर 
अथवा अधिकांश खण्डों पर संशोधन भेजे हैं। वे इस देश में एक भिन्‍न प्रकार का 
शासन अर्थात्‌ प्रधानात्मक व्यवस्था चाहते थे जो संसदात्मक व्यवस्था के विपरीत 
होती है। 

“प्रोफेसर के.टी. शाह: एक भूल सुधार दूं। में तो यह चाहता था कि अपने 
प्रधान को प्रधानात्मक व्यवस्था से पृथक्‌ रखा जाये। मैं तो उनके मसौदे पर ही 
संशोधन करना चाहता था। 

*भ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: मुझे प्रसन्‍नता है कि इस बार तो मेरे मित्र 
ने दूसरे पक्ष की सहायता करने का प्रयत्न किया है। मेरे मित्र प्रोफेसर शाह देखेंगे 
कि हमने अनुच्छेद 66 के लिये पहले ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, 
जिसमें कहा गया है कि: 

“पप्ञढढ छाती] 96 8 एिब्रानात्रा])0970 07 प6 एांणा एगगांता आधों 

९०णाडांडा 006 7#€2व407/ ध्यवे एज़0 प्0प्र528 60 96 ता0 शा 


#6596९८7एटोफए 8 006 (70प्राली 05॥90॥68 गे ।096 स्ि0प्र8९ 
0०7006 72९०79]९ 


(संघ के लिये एक संसद्‌ होगी जो प्रधान और दो आगारों की बनेगी जिनके 
नाम क्रमश: राज्य-परिषद्‌ और लोक-सभा होंगे।) 

अतः संघ का प्रधान भारतीय संघ की संसद्‌ का आन्तरिक भाग बन जाता 

है। दूसरी धारा के अनुसार कार्यकारिणी शक्ति का विधान-मण्डल की शक्तियों 
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के साथ सह-विस्तार है। इसलिये एक स्थान पर तो वह अपेक्षित तत्त्व बन जाते 
हैं और दूसरे स्थान पर वह दिन-प्रतिदिन के प्रशासकीय कोलाहल से परे हो जाता 
है। प्रोफेसर शाह अनुच्छेद 66 में एक संशोधन द्वारा चाहते थे कि प्रधान को हटा 
दिया जाये तथा दो सदन ही रह जायें--वे तो एक ही सदन चाहते थे। किन्तु 
उनका संशोधन गिर गया और प्रधान एक स्थायी अंग बन गया। जहां तक संसद्‌ 
का प्रश्न है, मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि कार्यकारिणी शक्ति का 
निर्वाहन उनके नाम से क्‍यों न हो। 


हम अनुच्छेद 42 को लें। उसमें कहा गया है: 


“पुप्ञ6 ०९८प्रांए8 90फ्रढ: 0006 एगांणा हा] 06 ए286व ॥ 06 
7#€28067॥6 गाव बज 926 €6९#टांड९व छफच काया व 
8९८07वैद्या26 जाप 08 (०ाडपपत0णा धातवे (06 9 एफ. 


(संघ की अधिशासी शक्ति प्रधान में निहित होगी और वह इसका प्रयोग 
संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा।) ” 


वह भी इस परिषद्‌ द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 42 और 66 के 
अनुसार, जिनमें पहले के अनुसार प्रधान कार्यपालक प्राधिकारी होगा और दूसरे के 
अनुसार वह दोनों सदनों के साथ मिल कर संसद्‌ का निर्माण करेगा, प्रधान को 
दोनों स्थानों पर दृढ़रूपेण बैठा दिया गया है। इस अनुच्छेद अर्थात्‌ अनुच्छेद 64 
द्वारा तो अनुच्छेद 42 और 66 के वास्तविक प्रावधानों को पूरा किया जा रहा है 
क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि: 


“भारत-शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से की गई 
कही जायेगी।” 


वह प्रमुख कार्यपालक प्राधिकारी होगा। वह प्रथम व्यक्ति होगा और संसद्‌ के 
विलयन का प्रश्न हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका विलयन कर सकेगा? 
प्रधान ही ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिकार दिया गया है। दिन-प्रतिदिन के 
प्रशासन-कार्य में विधायक कार्यों और कानूनों के निर्माण के अतिरिक्त शेष कार्यों 
में मन्त्रियों की अनुपस्थिति में कौन हस्ताक्षर करेगा? यदि संसद्‌ का विलयन हो 
जाये तो मन्त्रिमण्डल का भी विलयन हो जायेगा। यदि उस प्रकार का कोई अवसर 
आ जाये तो प्रधान को ही उन शक्तियों का निर्वाहन करना होगा। 


अब हम दूसरे तर्क पर भी विचार करें जो पेश किया गया है। मेरे मित्र 
प्रोफेसर शाह चाहते हैं कि अधिशासी कार्य को सरकार के नाम से किया गया 
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[ श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर] 


कहा जाना चाहिये। प्रधान का अर्थ है मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलने वाला प्रधान। 
वह स्वतन्त्ररूपेण कार्य नहीं कर सकता। कार्यवाही उसके नाम से की जाती है 
यद्यपि वह समस्त सरकार की कार्यवाही होती है। इसलिये इस ढांचे से बाहर 
निकलना असम्भव है। प्रधान प्रमुख कार्यपालक प्राधिकारी होता है और वह संसद्‌ 
में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होता है। अतः स्वभावत: यह परिणाम निकलता है कि 
कार्यकारिणी कार्यवाही प्रधान के नाम से की गई कही जानी चाहिये। 


मैं प्रोफसर शाह के दोनों संशोधनों--संख्या 346 और 348---का विरोध 
करता हूं और परिषद्‌ से प्रार्थना करता हूं कि अनुच्छेद 64 को वर्तमान रूप में 
ही स्वीकार कर लिया जाये। 

*थ्री राजबहादुर (संयुक्त राज्य मत्स्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोफेसर 
के. टी. शाह द्वारा पेश किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये ही यहां आया 
हूं। वे समय समय पर जो बहुत से संशोधन पेश करते रहे हैं, उनसे मेरा यह 
ख्याल हो गया है कि वे एक निश्चित योजना के अनुसार प्रस्ताव कर रहे हैं और 
वे इस देश के लिये जनतंत्र की संसदात्मक प्रणाली के स्थान पर प्रधानात्मक 
प्रणाली का विधान चाहते हैं। किन्तु, उनके पांडित्य और अनुभव का आदर करते 
हुए भी, मैं देखता हूं कि उसमें भी वह सामंजस्य नहीं रखते हैं। जब हमने 
अनुच्छेद 42 पर विचार किया जिसके अनुसार संघ की समस्त अधिशासी शक्ति 
प्रधान में निहित होगी, तब उन्होंने स्वयं उस अनुच्छेद पर दो संशोधन संख्या 
040 और 045 पेश किये थे और उनका एक संशोधन यह था: 


“पुप्ञ6 50ए९7शंह ०<९टप्राए8 छ०0०ज़ढ- धावे 8प्रररठशाए 0 6 
ए्नाणा शात्री] 06 ए९80866 7 प6 77#€४0१676, कपद॑ 40546 9९ ९८श"टांडट८॑ 
69 7४४ व 80९00/-वैद्याग26 जाग 6 (0ाइतरप[ा7ंता धावे॥ 80९0/व49706 
एां। प6 ]9ज़5 प्राब्ते68 पर९ए-ए९प्रावेढ७- धावे ॥] क्‍0708 07 ४86 076 
।0(20॥॥ “मई 

(संघ की सार्वभौमिक अधिशासी शक्ति और प्राधिकार प्रधान में निहित होंगे 

और उनका प्रयोग विधान के अनुसार तथा उसके अन्तर्गत निर्मित तथा 
संप्रति चलन में जो कानून होंगे उनके अनुसार करेगा।) 

इसका यह स्पष्ट फलितार्थ हे कि सारे अधिशासी कार्य प्रधान द्वारा और 
उसके नाम में किये हुए कहे जाने चाहियें और विचाराधीन अनुच्छेद 64 का भी 
ठीक यही आशय, अर्थ तथा फलितार्थ है। अतः मैं समझ नहीं पाता कि प्रोफेसर 
के.टी. शाह अपने संशोधन की शर्तों से क्यों अब विमुख हो रहे हैं जिन्हें उन्होंने 
अनुच्छेद 42 पर पेश किया था। हमारा तो स्पष्टतया यही आशय है कि संघ की 
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समस्त अधिशासी शक्ति प्रधान में निहित होनी चाहिये और सारे सरकारी अदेश 
तथा निर्देश प्रधान के नाम पर जारी होंगे। प्रधान के नाम में आदेश जारी करने में 
किसी ज्ञात जनतंत्रात्मक सिद्धान्त के अन्तर्गत कोई परस्पर वेपरीत्य अथवा 
असामंजस्य नहीं है, और इसलिये, मेरा निवेदन है, कि प्रोफेसर शाह के संशोधन 
को स्वीकार करने का परिषद्‌ के लिये कोई कारण नहीं है। 


“माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकरः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में 

उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। 

*उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 64 के खण्ड (॥) में 'प्रधान' शब्द के स्थान पर “जो संसद्‌ 
विधि द्वारा' ये शब्द रख दिये जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हो गया। 

*उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है : 

“कि अनुच्छेद 64 के खण्ड (2) में 'प्रधान' के स्थान में, जहां वह पहली 
बार प्रयुक्त हुआ हो, ' भारत सरकार' शब्द, प्रधान के स्थान में, जहां 
वह दूसरी बार प्रयुक्त हुआ हो, “मन्त्रिपरिषद्‌'! और “प्रधान! शब्द के 
स्थान पर जहां वह तीसरी बार प्रयुक्त हुआ हो, ' भारत सरकार' शब्द 


क्रमश रख दिये जायें और खण्ड 2 के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ 
दिया जाये: 


पए#0शंव&्त परद्वा 7078 व77 णाड 726 हा] एश्योातवि॥6 धाफए 
8९० 07 6074 0 (0ए&-777९7/ ९५७97€8४5९व ॥ 776 0 & 
छ?ध्ागरटप्रीच्च/ 70098/0770ा7 07 'गा877फ.' 


(परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से सरकार को कोई कार्य या वचन जो 
किसी विभाग अथवा मन्त्रालय के नाम से अभिव्यक्त हो अवैध नहीं होगा।) ” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 64 विधान का भाग हो।” 

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 64 विधान में जोड़ दिया गया। 
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अनुच्छेद 65 

“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 349 का तो नकारात्मक प्रभाव है, अत: उसे 

पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। 

संशोधन संख्या 350 श्री एच.वी. कामत के नाम में है और पेश किया जा 

सकता हे। 

*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल) : उपाध्यक्ष महोदय, 

मैं प्रस्ताव करता हूं, श्रीमान्‌: 

“कि अनुच्छेद 65 के खण्ड (क) में (७४४१०॥॥' शब्द के पश्चात्‌ एक 
कामा (अर्ध-विराम) तथा '88 8007 88 ॥6ए ७7९ 77900' ये शब्द 
रख दिये जायें। (हिन्दी अनुवाद में “प्रधान” शब्द के पूर्व “ज्यों ही वे 
किये जायें! ये शब्द रखे जायें।) ” 

वर्तमान रूप में खण्ड इस प्रकार हैः 

“प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य होगा- 

'संघ के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌ के समस्त निर्णय, प्रधान को 
पहुंचाना.....। 

यदि मेरा संशोधन परिषद्‌ स्वीकार कर ले तो संशोधित रूप में खण्ड इस 

प्रकार हो जायेगा; 

“| छाती] 06 006 वैपराए 0॥76 0॥76 ऐ।867-- 


+$0 ९णारप्रा0806 40 ॥6 7*€2067॥, 88 8007 88 ॥6ए 76 
7946, वो] १6टंडा०णाड 006 (०फाली 0 ागा867/8.7 


(प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य होगा- 


'संघ के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌ के समस्त निर्णय, ज्यों ही वे किये 
जायें, प्रधान को पहुंचाना।') 


यह संशोधन महज रस्म के तौर पर ही है और इससे तो खण्ड के अर्थ में 
स्पष्टता आ जायेगी। मेरे विवेकानुसार विधान में ऐसे खण्ड की कोई आवश्यकता 
नहीं है, और मेरे विचार में इसे मन्त्रिमण्डल के कार्य-नियमों में ही रखा जा 
सकता है। किन्तु किसी तरह यह चीज़ विधान में आ गई है और कोई संशोधन 
जो इसे हटाने के लिये है उसकी अनुमति नहीं दी जायेगी, क्‍योंकि यह प्रस्ताव 
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का निराकरण करता है। व्यक्तिगत रूप से मैं यह चाहता था कि यह सारा 
अनुच्छेद होता ही नहीं, क्योंकि यह तो मन्त्रिमण्डल के कार्य-नियमों का ही एक 
नियम है; और इस विषय में केवल इतना ही करना चाहिये था कि इसे 
मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्य-नियमों में रख दिया जाता। किन्तु क्‍योंकि यह हमारे समक्ष 
पेश हुआ है तो मैं यहां संशोधन पेश करना चाहता हूं ताकि इस उपखण्ड (क) 
के विषय में और स्पष्टीकरण हो जाये, क्‍योंकि यदि मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णयों को, 
ज्यों ही वे किये जायें, तुरन्त ही प्रधान के पास पहुंचाना चाहिये हां, हो सकता 
है कि वे उसके पश्चात्‌ तुरन्त ही पहुंचा दिये जायेंगे,-किन्तु इसे पूर्णतः: स्पष्ट 
करने के लिये हम इसके बारे में प्रावधान भी कर सकते हैं कि मन्त्रिमण्डल के 
सब निर्णयों को, ज्यों ही वे किये जायें, प्रधान के पास पहुंचाना चाहिये। इससे यह 
होगा कि यदि कोई ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाये, जेसी कि उपखण्ड (ख) और 
(ग) में कल्पना की गई है, तो प्रधान विवरण मांग सकता है और यदि प्रधान कहे 
तो किसी विषय पर, जिस पर पहले ही मन्त्रिमण्डल में निर्णय हो चुका हो, फिर 
विचार किया जा सकता हे, जैसा कि इस अनुच्छेद के उपखण्ड (ग) में लिखा 
है। अन्य मामलों के समान इस मामले में भी विलम्ब भयावह हो सकता है और 
इसलिये इस विषय में किसी भी विलम्ब को हटाने के उद्देश्य से किसी 
टालमटोल को हटाने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं, श्रीमानू, कि मन्त्रिमण्डल के 
निर्णयों को, ज्यों ही वे किये जायें, प्रधान के पास पहुंचा देना चाहिये। मैं संशोधनों 
की सूची के संशोधन संख्या 350 को पेश करता हूं और परिषद्‌ से इसको 
स्वीकार करने के लिये अनुरोध करता हूं। 


*उपाध्यक्ष: इस संशोधन पर एक संशोधन है जो पंचम सूची (षष्ठ सप्ताह) 
का संशोधन संख्या 7। है और श्री आर.के. सिधवा के नाम में है, जो परिषद्‌ में 
नहीं है। 

तत्पश्चात्‌ हम संशोधन संख्या 35 को लेते हैं जो श्री ए. के. मैनन और 
श्री बी. एम. गुप्त के नाम में है। 

(संशोधन पेश नहीं किया गया।) 
संशोधन संख्या 352 प्रोफेसर के. टी. शाह के नाम में है। 


“प्रोफेसर के.टी. शाह : यह तो विस्तार का विषय है और मैं चाहता हूं कि 
इस संशोधन को पेश करने के विषय में मुझे क्षमा किया जाये। 


*उपाध्यक्ष: इस समय परिषद्‌ के समक्ष केवल एक संशोधन रह गया है और 
अब इस खंड पर व्यापक वाद-विवाद हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर, क्या 
आप कुछ कहना पसंद करेंगे? 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: नहीं श्रीमान्‌, मैं श्री कामत के संशोधन 
को स्वीकार नहीं करता। 


“उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 65 के खण्ड (क) में '/९४५०॥॥' शब्द के पश्चात्‌ एक 
कामा (अर्धविराम) तथा '8४ 8007 88 (6ए &7"6 77906' ये शब्द 
रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*उपाध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 65 विधान का भाग हो।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 65 विधान में जोड़ दिया गया। 


“उपाध्यक्ष: साधारणतया हम अपने मुस्लिम भाइयों की सुविधा के हेतु | बजे 
कार्य समाप्त करते है। आज हम अपनी सुविधा के लिये अभी समाप्त कर देते 
हैं। परिषद्‌ कल प्रात: के दस बजे तक के लिये स्थगित होती है। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: क्‍या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, 
श्रीमान्‌.... 


*उपाध्यक्ष: परिषद्‌ स्थगित हो गई है, अब कोई कार्य नहीं हो सकता। 


तत्पश्चात्‌ परिषद्‌ शनिवार, 8 जनवरी, 949 को प्रातः के 
दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई। 


